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वदृ्धि दर कम हो जाती है, और मंदी आती है। इस प्रकार ऋण-हानि 
प्रावधानीकरण में एक चक्रीयता दखेने को मिलती है, हालांकि, 
यह वदृ्धि चक्र और ऋण चक्र से ऋणात्मक रूप से सबंधंित है। इस 
चक्रीय पैटर्न को विचार करते हुए, एक कुशल ऋण हानि प्रावधान 
प्रबधंन यह कहता है कि बैंकों को अच छ्े समय के दौरान ऋण हानि 
के लिए आरक्षित निधि में वदृ्धि कर लेनी चाहिए, ताकि जब 
अर्थव्यवस्था चक्रीय मंदी का सामना कर रही हो तो उसे कुशन 
प्रदान किया जा सके।

	 जीएफसी के बाद, प्रगामी प्रावधान करने के चलन को 
तवज्जो दिया गया है। पर्याप्त ऋण हानि प्रावधान की उपलब्धता 
से बैंकों की आय और पूजंी पर बढ़ने वाली हानि के असर को कम 
करने में मदद मिलती है। जीएफसी के दौरान, अन्य उन्नत और 
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओ ं में कई बैंकिग प्रणालियों के 
विपरीत भारत में बैंकिग प्रणाली काफी हद तक बेअसर रही। 
हालाकँि, वर्ष 2011-12 की शरुुआत से, कमजोर पड़ती घरलूे 
समष्टि आर्थिक परिस्थितियों और मंद वैश्विक वदृ्धि एव ं सबंद्ध 
अधिप्लावन जोखिमों ने मिलकर बैंकिग क्षेत्र के लिए चनुौतियां 
पेश की। इसके अलावा, वर्ष 2006-2011 के दौरान जब 
औद्योगिक क्षेत्र में बैंक ऋण दनेे की औसत दर में 20 प्रतिशत की 
वदृ्धि हुई थी तब अत्यधिक ऋण वदृ्धि हुई थी, जो कि औद्योगिक 
क्षेत्र के मामूली वदृ्धि से बहुत अधिक था। इससे आस्ति नकुसान 
में काफी वदृ्धि हुई और बैंकों की लाभप्रदता को कम करने में 
इसका योगदान रहा।

	 भारत में ऋण हानि के प्रावधान पर केवल कुछ अध्ययन ही 
हुए हैं। घोष (2007) ने 1997-2005 के दौरान आय सगुमता, 
पूजंी प्रबधंन और सिग्नलिंग के माध्यम से भारत में विवेकाधीन 
प्रावधानीकरण के चलन की मौजूदगी की जांच की। दक्षिण एशिया 
में प्रावधानीकरण के चलन पर ध्यान कें द्रित करने वाले अतंर-
दशेीय अध्ययन में, पैकर और झू (2012) ने वर्ष 2000-2009 की 
अवधि के लिए ऋण हानि प्रावधानीकरण का विश्लेषण किया। हाल 
की अवधि में, भारत में कमजोर पड़ती वदृ्धि गति और खराब 
आस्तियों के बढ़ते अनपुात तथा इसके परिणामस्वरूप बैंकिग 
प्रणाली की सेहत पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव ने इस अध्ययन 
को करने के लिए प्रासगंिक बना दिया है कि क्या भारतीय बैंकों 
द्वारा प्रावधानीकरण की व्यवस्था प्रचक्रीय रही है और इस तरह 
कारोबार चक्र को बढ़ाती है।

इस अध्ययन में भारत में ऋण हानि के प्रावधानीकरण में 
प्रचक्रीयता की जांच करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में 
भारतीय बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानीकरण के साथ-साथ ऋण 
हानि प्रावधानीकरण के माध्यम से आय सुगमता के अस्तित्व में 
प्रचक्रीयता के अनुभवाश्रित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा, 
अध्ययन में पाया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की 
तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रावधानीकरण 
अधिक प्रचक्रीय है। 

परिचय

	 वैश्विक वित्तीय सकंट (जीएफसी) ने बैंकों के सचंालन में 
प्रचक्रियता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जीएफसी के बाद, 
बैंकों द्वारा अपनाई गयी लेखांकन प्रथाओ ंमें नए सिर ेसे रुचि पैदा 
हुई है। ऐसा ही एक क्षेत्र ऋण हानि प्रावधान है, यानी ऐसी राशि 
जिसे बैंकों ने बकाया ऋणों पर भविष्य के ऋण हानि की भरपाई 
करने के लिए निर्धारित की है।

	 तेजी के दौरान फर्मों की वित्तीय स्थिति में ऋण चूक की 
सभंावना कम होने के साथ सधुार होता है, जबकि मंदी का विपरीत 
प्रभाव पड़ता है। हालांकि, अचानक तेजी की अवधि के दौरान 
स्पष्ट रूप से अनकूुल परिस्थितियों में ऋण वदृ्धि में अत्यधिक 
बढ़ोतरी हो सकती है और उधारकर्ताओ ं की ऋण-पात्रता का 
ठीक-ठाक मूल्यांकन कम हो सकता है क्योंकि ऋण चूक कम हैं। 
इसलिए, ऋण हानि के प्रावधान भी कम हो जाते हैं क्योंकि वे आम 
तौर पर स्वभाव से अनगुामी हैं। इससे तेजी के दौरान जोखिम और 
वित्तीय असतंलुन पैदा होता है जो भविष्य में आर्थिक सकुंचन की 
सभंावना को बढ़ा दतेा है। दूसरी ओर, मंदी वाले दौर में, जब ऋण 
वदृ्धि कम होती है और ऋण चूक बढ़ जाती है तो ऋण हानि 
प्रावधानीकरण भी बढ़ जाता है। चूकंि प्रावधानों को बैंक के मनुाफे 
से बाहर रखना पड़ता है, इसलिए यह इन बरु ेसमय के दौरान बैंक 
पूजंी को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे ऋण की 

*	 आलेख को भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनसुधंान विभाग के रखेा मिश्रा, 
राधेश्याम वर्मा और समदु्र बिश्वास (फरवरी-जलुाई 2018 के दौरान रिसर्च इंटर्न) द्वारा 
तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और रिजर्व बैंक के 
विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं। 
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	 इस पषृ्ठभूमि में, इस अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों को 
ध्यान में रखकर मौजूदा साहित्य की कमियों को दूर करने का 
प्रयास किया गया है:

1)	 भारतीय बैंकों द्वारा ऋण हानि प्रावधानों में चक्रीयता के 
अस्तित्व का अध्ययन करना;

2)	 2005 के बाद के ऋण ऋण हानि प्रावधानीकरण के 
विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन निर्धारकों की जांच 
करना; तथा

3)	 भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच 
ऋण हानि प्रावधानीकरण प्रथाओ ंमें अतंर का अध्ययन 
करना।

	 पेपर के शेष हिस्से को निम्नानसुार व्यवस्थित किया गया है: 
खंड II में ऋण हानि प्रावधानों की सकंल्पनात्मक समझ और 
महत्व को प्रस्तुत किया गया है। खंड III में भारत में मौजूदा 
प्रावधानीकरण प्रथाओ ंका एक व्यापक लेखा-जोखा दिया गया है। 
खंड IV ऋण हानि प्रावधानों के निर्धारकों से सबंधंित साहित्य से 
साक्ष्य प्रदान करता है। खंड V में डेटा और कार्यपद्धति पर चर्चा 
की गई है। खंड VI में अनभुवाश्रित परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। 
खंड VII में पेपर का निष्कर्ष दिया गया है।

I। सकंल्पनात्मक समझ और ऋण हानि प्रावधान का वर्णन

II.1 ऋण हानि प्रावधान: पारिभाषिक पहलू

	 ऋण हानि प्रावधान एक ऐसा व्यय है जो चूक किए गए ऋण 
के लिए अलग से रखा जाता है। बैंक अपने पोर्टफोलियो में सभी 
ऋणों से अपेक्षित ऋण चकुौती का एक हिस्सा अलग करके रखते 
हैं जिससे पूरी तरह या आशंिक रूप से नकुसान की भरपाई की 
जा सके। हानि की स्थिति में, अपने नकदी प्रवाह में नकुसान 
उठाने के बजाय, बैंक नकुसान को कवर करने के लिए ऋण हानि 
आरक्षित निधि का उपयोग कर सकता है। चूकंि बैंक ऐसी उम्मीद 
नहीं करते हैं कि सभी ऋण ह्रास हो जाएगें, इसलिए आमतौर पर 
जरूरत पड़ने पर किसी भी एक या थोड़े बहुत ऋणों के पूर्ण 
नकुसान को कवर करने के लिए ऋण हानि आरक्षित निधि पर्याप्त 
है। आरक्षित निधि के शेष में वदृ्धि को ही ऋण हानि प्रावधान कहा 
जाता है। बैंक की सरुक्षा और सदुृढ़ता की रक्षा के लिए अपेक्षित 
स्तर के आधार पर ऋण हानि प्रावधानों का स्तर निर्धारित किया 
जाता है।

II.2 ऋण हानि प्रावधानों का महत्व

	 आमतौर पर यह माना जाता है कि बैंकों को हुई अप्रत्याशित 
हानि की भरपाई बैंक पूजंी द्वारा की जाएगी, जबकि अपेक्षित हानि 
को ऋण हानि प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा। हालांकि, 
वास्तविकता में अतंर थोड़ा असपष्ट हो सकता है। जबकि विशिष्ट 
प्रावधान ह्रासित ऋण से जडु़े होते हैं, सामान्य प्रावधान अक्सर 
पूर े पोर्टफोलियो पर सभंावित भविष्य में होने वाली हानि के 
व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, मंदी या 
कुछ अन्य मदु्दों की वजह से होने वाली अपेक्षित हानि की भरपाई 
करने के लिए जब ऋण हानि आरक्षित निधि और भविष्य की 
मार्जिन आय अपर्याप्त हो जाती है तो ये हानि आरक्षित पूजंी निधि 
नष्ट करती है (बीकर और मेटज़ेमेकर्स, 2005)।

	वि वेकपूर्ण आरक्षित निधि प्रबधंन प्रथाओ ंका परिणाम सकंट 
से पहले ही उच्च प्रावधानीकरण के रूप में होता है ताकि बैंक 
वास्तविक हानि से पहले आरक्षित निधि तैयार कर सकें  (पैकर 
और झू, 2012)। इससे आय सचुारू होती है क्योंकि यह बैंक पूजंी 
पर आस्ति की अस्थिरता के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। 
इससे बैंकों के ऋण परिचालन में प्रचक्रीयता में कमी भी हो सकती 
है क्योंकि ऋण हानि प्रावधानीकरण सभंावित रूप से अर्थव्यवस्था 
के वित्तीय और वस्तु क्षेत्रों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र बनाता है। 

II.3 ऋण हानि प्रावधानों का लेखा प्रबधं

	 ऋण हानि आरक्षित निधि खाते को एक 'प्रति-आस्ति' खाता 
भी कहा जा सकता है, जो उस राशि से ऋणों को कम कर दतेा 
जिसे ऋणों के कुछ हिस्से को चकुता नहीं किए जाने पर बैंकों को 
लगता है कि राशि अब नहीं मिलने वाली है। बैंक के प्रबधंकों को 
यह निर्णय लेना है कि ऋण हानि आरक्षित निधि खाते में कितना 
जोड़ना है, और इस राशि का वहन बैंक की मौजूदा कमाई से 
किया जाए। इसे बैंक के आय विवरण पर व्यय मद के रूप में दर्ज 
किया जाता है। बैंक की आय और विनियामकीय पूजंी पर इसका 
उल्लेखनीय असर होता है। ऋण हानि प्रावधानों का स्तर बैंक 
प्रबधंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस प्रकार बैंकों के 
लिए अपनी आय को सचुारू करने के तरीके के रूप में अपेक्षा से 
अधिक या कम प्रावधान करने की क्षमता है। उच्च प्रावधानीकरण 
आम तौर पर भावी हानियों से पहले आरक्षित निधि में वदृ्धि करने 
के लिए एक अधिक सतर्क  दृष्टिकोण का परिणाम है (बल्ला एव ं
अन्य, 2012)।
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III. भारत में प्रावधानीकरण में प्रवृत्ति

	 ऋण हानि प्रावधानों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित 
किया जाता है - विशिष्ट और सामान्य प्रावधानीकरण। पहले का 
आशय आस्ति ह्रास के साक्ष्य के आधार पर एनपीए की वजह से 
किए गए यथार्थ प्रावधान से है, जबकि दूसर ेका अपेक्षित हानि की 
मात्रात्मक या गणुात्मक मूल्यांकन के आधार पर मानक आस्तियों 
के पोर्टफोलियो पर प्रत्याशित प्रावधान करने से है। इसके 
अतिरिक्त, भारतीय बैंक अस्थायी प्रावधान और पनुर्गठित 
आस्तियों के उचित मूल्य में कमी के निमित्त प्रावधान भी करते हैं। 
पहले वाला प्रावधान आमतौर पर किसी भी चिन्हित हानि के 
विरुद्ध नहीं किया जाता है और न ही किसी विशेष ऋण खातों के 
लिए निर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए, उन्हें सामान्य प्रावधानों के 
रूप में भी गिना जाता है। सामान्य प्रावधान/ऋण हानि आरक्षित 
निधि जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा तक 
टीयर 2 पूजंी में शामिल किए जा सकते हैं।

III.1 भारत में सामान्य प्रावधानीकरण में प्रवतृ्ति

	पिछ ले एक दशक में, भारत ने ऋण वर्गीकरण मानकों के 
मामले में अतंरराष्ट्रीय मानदडंों के करीब पहुचं गया है। रिज़र्व बैंक 

ने अपने ऋण वर्गीकरण मानकों को मजबूत करने और प्रचक्रीय 
प्रवतृ्तियों से निपटने के लिए 2004 में प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण 
की अवधारणा पेश की थी। यह आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक रियल 
एस्टेट (सीआरई), व्यक्तिगत ऋण, पूजंी बाजार और प्रणालीगत 
रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाले गैर-बैंक वित्तीय 
कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) जैसे क्षेत्रों पर अतिरिक्त 
ध्यान दतेे हुए सभी क्षेत्रों के लिए अपनाया गया था। नवबंर 2005 
से, रिज़र्व बैंक ने मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान की 
अपेक्षा को 0.25 से 0.40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जो आज तक 
वही बरकरार है (सारणी 1)। क्रेडि ट आपूर्ति में अतिउत्साह को 
कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में समष्टि-विवेकपूर्ण टूल के 
रूप में चनुिंदा क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों पर प्रावधानीकरण 
अपेक्षाओ ंऔर जोखिम भार को सभी क्षेत्रों में तर्क सगंत बनाया 
गया है (वर्मा, 2018)।

III.2 भारत में विशिष्ट प्रावधानीकरण में प्रवतृ्तियाँ

	 वर्ष 2005 और 2016 के बीच, एनपीए के लिए प्रावधानीकरण 
दरों को भी पनपती स्थिति के अनसुार तर्क सगंत बनाया गया है 
(सारणी 2)।

सारणी 1: सामान्य प्रावधानीकरण में प्रवृत्ति
वर्ष कृषि एव ंएसएमई सीआरई आवास ऋण अन्य खुदरा पूजंी बाजार एनबीएफ़सी-एनडी-

एसआई
सामान्य 

प्रावधानीकरण 
अपेक्षा

2005-2006 0.25 0.25-0.4 0.25-0.40 0.25-0.40 0.25-0.40 0.25-0.4 0.25-0.4

2006-2007 0.25 0.4-2 0.4-1 0.4-2 0.4-2 0.4-2 0.4 

2007-2008 0.25 2.0 1.0 2 2.0 2.0 0.4 

2008-2009 0.25 0.4-2.0 0.4-1.0 0.4-2 0.4-2.0 0.4-2.0 0.4 

2009-2010 0.25 0.4-1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

2010-2011 0.25 1.0 0.4-2 0.4 0.4 0.4 0.4 

2011-2012 0.25 1.0 0.4-2 0.4 0.4 0.4 0.4 

2012-2013 0.25 1.0 0.4-2 0.4 0.4 0.4 0.4 

2013-2014 0.25 0.75* 0.4-2 0.4 0.4 0.4 0.4 

2014-2015 0.25 0.75* 0.4-2 0.4 0.4 0.4 0.4 

2015-2016 0.25 0.75* 0.4-2 0.4 0.4 0.4 0.4 

2016-2017 0.25 0.75* 0.25 0.4 0.4 0.4 0.4 

टिप्पणी:	 1.	सीआरई: वाणिज्यिक रियल एस्टेट। 
	 2.	*: वाणिज्यिक रियल एस्टेट से सबंधंित - आवासीय घर (सीआरई-आरएच)। अन्य सीआरई के लिए, सामान्य प्रावधानीकरण की अपेक्षा अपरिवर्तित रही। 
स्रोत: आरबीआई।
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सारणी 2: विशिष्ट प्रावधानों में प्रवृत्ति
वर्ष अनर्जक आस्ति 

वर ग्िकरण
एनपीए 
अवधि 

प्रावधानीकरण दरें

2005-10 ए) अवमानक:    

i) सरुक्षित   10 प्रतिशत
ii) असरुक्षित   सभी ऋण प्रकारों पर 20 प्रतिशत

बी) सदंिग्ध i. <1 वर्ष 20 प्रतिशत (सरुक्षित) और 100 
प्रतिशत (असरुक्षित)

ii. 1-3 वर्ष 30 प्रतिशत (सरुक्षित) और 100 
प्रतिशत (असरुक्षित)

iii. >3 वर्ष सरुक्षित और असरुक्षित दोनों पर 100 
प्रतिशत

सी) हानि आस्तियां   बट्टा खाता या 100 प्रतिशत  
(यदि बही में रहता है)

2010-11 ए) अवमानक:    

i) सरुक्षित   10 प्रतिशत
ii) असरुक्षित   इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण पर 15 प्रतिशत 

और अन्य ऋण प्रकारों पर 20 प्रतिशत

बी) सदंिग्ध i. <1 वर्ष 20 प्रतिशत (सरुक्षित) और 100 
प्रतिशत (असरुक्षित)

ii. 1-3 वर्ष 30 प्रतिशत (सरुक्षित) और 100 
प्रतिशत (असरुक्षित)

iii. >3 वर्ष सरुक्षित और असरुक्षित दोनों पर 100 
प्रतिशत

सी) हानि आस्तियां   बट्टा खाता या 100 प्रतिशत (यदि बही 
में रहता है)

2011-16 ए) अवमानक:    

i) सरुक्षित   15 प्रतिशत
ii) असरुक्षित   इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण पर 20 प्रतिशत 

और अन्य ऋण प्रकारों पर 25 प्रतिशत

बी) सदंिग्ध i. <1 वर्ष 25 प्रतिशत (सरुक्षित) और 100 
प्रतिशत (असरुक्षित)

ii. 1-3 वर्ष 40 प्रतिशत (सरुक्षित) और 100 
प्रतिशत (असरुक्षित)

iii. >3 वर्ष सरुक्षित और असरुक्षित दोनों पर 100 
प्रतिशत

सी) हानि आस्तियां   बट्टा खाता या 100 प्रतिशत (यदि बही 
में रहता है)

टिप्पणी:	1. अवमानक आस्तियां: आस्तियां जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की 
अवधि से एनपीए बनी हुई हैं।

          	 2.	सदंिग्ध आस्ति: किसी आस्ति को सदंिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है 
यदि यह 12 महीने की अवधि से अवमानक श्रेणी में बनी हुई है।

          	 3.	हानि आस्तियां: हानि आस्ति वह है जहां बैंक या आतंरिक या बाह्य लेखा 
परीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा नकुसान की पहचान की गई है, 
लेकिन पूरी तरह से राशि बट्टे खाते में नहीं डाली गई है। 

स्रोत: आरबीआई।

IV. साहित्य समीक्षा

	 ऋण हानि प्रावधानों के निर्धारकों पर अनभुवाश्रित साहित्य 
मखु्य रूप से दो घटकों को ध्यान में रखता है; अर्थात्, गैर-
विवेकाधीन और विवेकाधीन प्रावधानीकरण। पहले वाला ऋण 
जोखिम की अवधारणा से ज्यादा सबंधंित है, जहां बैंक ऋण 
पोर्टफोलियो की अतंर्निहित गणुवत्ता के आधार पर अपेक्षित 
क्रेडि ट हानि की भरपाई करने के लिए ऋण हानि प्रावधान करते 
हैं। प्रावधानीकरण के विवेकाधीन घटक ज्यादातर अपेक्षित 
नकुसान का मूल्यांकन करने के दौरान अनिश्चितता और 
व्यक्तिपरकता से उत्पन्न होते हैं। विवेकाधीन ऋण-हानि प्रावधानों 
का उपयोग बड़े पैमाने पर आय को सचुारू करने, पूजंी का प्रबधंन 
करने और वित्तीय ताकत का सकेंत दनेे के लिए किया जाता है।

IV.1. गैर-विवेकाधीन प्रावधानीकरण

	 अधिकांश अध्ययनों में ऋण हानि प्रावधानों पर एनपीए और 
कुल ऋणों का घनात्मक प्रभाव पाया गया (कैवलो और माजोनी 
(2002); हसन एडं वॉल (2004); बवेुटियर और लेपेटिट 
(2012); कर्सियो और हसन (2015)। लाईवेन और माजोनी 
(2003) ने इस तथ्य के अनरुूप प्रावधानीकरण पर ऋण वदृ्धि के 
ऋणात्मक प्रभाव के बार ेमें बताया कि नए ऋणों में वदृ्धि के साथ 
प्रावधानों में कमी आई है। बाइकर और मेटज़ेमेकर्स (2005) ने 
विशेष रूप से अमेरिकी बैंकों के लिए ऋण हानि प्रावधान पर ऋण 
वदृ्धि का घनात्मक प्रभाव पाया, जो विवेकाधीन प्रावधानीकरण 
को दर्शाता है।

	 साहित्य ने जीडीपी को ऋण हानि प्रावधानों से ऋणात्मक 
रूप से सबंधंित पाया (लाईवेन और माजोनी, 2003; घोष, 2007; 
बीकर और मेटज़ेमेकर्स, 2005; पैकर और ज़ू, 2012; फोंसेका 
और गोंजालेज, 2008; और माल्गोरज़ेटा और पिपियन, 2016)। 
इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि वास्तविक जीडीपी वदृ्धि 
पर ऋणात्मक गणुांक जितना मजबूत होता है, उतनी ही बड़ी ऋण 
हानि प्रावधानीकरण की प्रचक्रीयता होती है। 

	 वास्तविक ब्याज दर का उपयोग मुख्य रूप से मौद्रिक 
नीति के रुख को ध्यान में रख कर किया जाता है, जहां उच्च 
वास्तविक ब्याज दर उधारकर्ताओ ं के लिए वित्तपोषण की 
लागत को बढ़ा देगा जो चकुौती को मुश्किल बना देती है, जिससे 
आस्ति की गणुवत्ता में और गिरावट आती है और प्रावधानों को 
बढ़ान के लिए बैंकों को बाध्य कर देता है। इसके अनुरूप, घोष 
(2007) ने 1997-2005 के दौरान भारतीय बैंकों के लिए ऋण 
हानि प्रावधानीकरण पर वास्तविक ब्याज दर का घनात्मक 
प्रभाव पाया।
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	 आस्ति की कीमतें अपने बैंक ऋण को चकुाने के लिए 
उधारकर्ताओ ं की क्षमता के अनसुार परिवर्तित होती हैं और 
इसलिए, सपंार्श्विक चैनल के माध्यम से ऋण हानि प्रावधानीकरण 
(एलएलपी) का एक महत्वपूर्ण निर्धारक हो सकता है। वित्तीय या 
वास्तविक आस्तियां को ऋण पर सपंार्श्विक के रूप में लिया जाता 
है जहां आस्ति की कीमतों में गिरावट से सपंार्श्विक का मूल्य कम 
हो जाएगा जो अधिक से अधिक चूक की ओर जाता है और यह 
बदले में बैंकों को प्रावधान बढ़ान के लिए मजबूर करता है (डेविस 
और झू, 2009)। इस प्रकार, एलएलपी सपंार्श्विक चैनल के माध्यम 
से ऋण चक्र को बढ़ा सकता है।

IV.2. विवेकाधीन प्रावधानीकरण

	 साहित्य से पता चलता है कि बैंक विवेकाधीन प्रावधान का 
उपयोग तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं: आय 
सगुमता/आय प्रबंधन, सिग्नलिग और पूजंी प्रबधंन।

	 एलएलपी के माध्यम से आय सगुमता/आय प्रबधंन, इस 
परिकल्पना पर आधारित है कि प्रबधंक सूचना क्षय के कारण 
वर्तमान अवधि में एलएलपी को बढ़ा-चढ़ा कर भविष्य की अवधि 
के लिए वर्तमान आय को बचाते हैं। दूसरी ओर, बैंक अपेक्षित हानि 
से वास्तविक हानि की अधिक होने पर ऋण हानि आरक्षित निधि 
को कम करके अपनी कमाई को कम कर दतेे हैं। यह प्रावधानीकरण 
प्रचक्रीयता को कम कर सकता है (लाईवेन और माजोनी, 2003)।

	 बैंक प्रबधंकों और निवेशकों के बीच सूचना विषमता को दूर 
करने के लिए, प्रबधंक एलएलपी के माध्यम से निवेशकों को 
भविष्य के प्रदर्शन के बार ेमें जानकारी के अदंरूनी सूचना सपं्रेषित 
करने के लिए सिग्नलिग टूल का उपयोग कर सकता है। बैंक 
प्रबंधक भविष्य की सभंावनाओ ंके बार ेमें अपनी निजी जानकारी 
के बार े में निवेशकों को एलएलपी में एलएलपी के विवेकाधीन 
घटक का उपयोग करते हैं क्योंकि एलएलपी में अप्रत्याशित वदृ्धि 
से बैंक की वित्तीय ताकत का सकेंत मिलता है (घोष, 2007; 
बवेुटियर और लेपेटिट, 2008)।

	 पूजंी प्रबधंन परिकल्पना के अनसुार, बैंक न्यूनतम नियामक 
पूजंी अपेक्षाओ ंको आशंिक रूप से पूरा करने के लिए एलएलपी 
का उपयोग कर सकते हैं। प्री-बासेल अकॉर्ड (1988) अवधि में, 
बैंक प्रबधंकों को पूजंी प्रबधंन में लगाने के लिए एक प्रोत्साहन था 

क्योंकि न्यून विनियामकीय पूजंी वाले बैंक विनियामकीय पूजंी 
मानदडंों को पूरा करने के लिए ऋण हानि प्रावधानों को बढ़ा 
सकते हैं। हालांकि, इस व्यवस्था में कमाई का प्रबधंन करने के 
लिए प्रोत्साहन इस तथ्य के कारण कम था कि यदि कोई बैंक 
उच्च आय दिखाने के लिए ऋण हानि के प्रावधानों को कम करता 
है, तो इसका पूजंी पर्याप्तता अनपुात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा 
क्योंकि ऋण हानि आरक्षित निधि अशं का एक हिस्सा थे । इस 
प्रकार, आमदनी प्रबधंन केवल जोखिम प्रबधंन की कीमत पर ही 
प्राप्त किया जा सकता है और इसके उलट भी हो सकता है 
(आनंदराजन एव ंअन्य, 2007)। बासेल I व्यवस्था में और उसके 
बाद, सामान्य प्रावधान/ ऋण हानि आरक्षित टीयर 2 पूजंी में 
केवल 1.25 प्रतिशत की सीमा तक जोखिम वाली आस्तियां 
शामिल की जा सकती हैं। इस परिवर्तन के साथ, आय प्रबधंन अब 
बहुत अधिक लागत के बिना प्राप्त किया जा सकता है (अहमद एव ं
अन्य, 1999)।

	 कनगरते्नम एव ं अन्य (1995), भट (1996) और 
आनंदराजन एव ंअन्य (2007) ने पाया कि एलएलपी का उपयोग 
बैंकों द्वारा आय को सगुम करने के लिए किया गया था। दूसरी 
ओर, बीट्टी एव ंअन्य (1995) और अहमद एव अन्य (1999) ने 
ऋण हानि प्रावधानों और आय सगुम करने के बीच कोई सबंधं 
नहीं पाया। घोष (2007), कर्सियो एव ंहसन (2015) और पैकर 
एव ंझू (2012) ने क्रमशः भारतीय बैंकों, यूरो-क्षेत्र के बैंकों और 
एशियाई बैंकों के नमूने के लिए ऋण हानि प्रावधानों के माध्यम से 
आय प्रबंधन के प्रमाण पाए।

	प्री -बासेल यगु के अधिकांश अध्ययनों में ऋण हानि प्रावधानों 
के माध्यम से विनियामक पूजंी अनपुात का प्रबधंन करने के लिए 
अधिक प्रोत्साहन मिला, इस तथ्य को दखेते हुए कि प्रावधानों को 
प्राथमिक पूजंी में शामिल किया गया था (मॉयर, 1990)। हालांकि, 
1988 के बासेल समझौते के बाद ऋण हानि प्रावधानों के माध्यम 
से विनियामक पूजंी अनपुात का प्रबधंन करने के लिए प्रोत्साहन 
काफी कम हो गया था क्योंकि एलएलपी अब टीयर I अनपुात का 
हिस्सा नहीं थे और टीयर II पूजंी में केवल सीमित योगदान कर 
सकते हैं (अहमद एव ं अन्य, 1999; बीकेर एव ं मेट्ज़ेमेकर्स, 
2002; आनंदराजन एव ंअन्य, 2006 और घोष, 2007)।
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	 ऋण हानि प्रावधान परिकल्पना के माध्यम से सकेंत दतेे हुए 
कहा गया है कि एलएलपी का उपयोग भविष्य की ऋण हानि के 
बजाय भविष्य की अपेक्षित नकदी प्रवाह के सकेंत के रूप में किया 
जा सकता है (कर्सियो और हसन, 2013)। इसी तरह, घोष 
(2007) और बाउवाटिएर और लेपेटिट (2008) को भी क्रमशः 
भारतीय और यूरोपीय बैंकों के लिए सिग्नलिग के प्रमाण मिले। 
हालांकि, अन्य ने निष्कर्ष निकाला कि ऋण हानि प्रावधानों का 
इस्तेमाल सिग्नलिग उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था (अहमद 
एव ंअन्य, 1999 और आनंदराजन एव ंअन्य, 2006)।

	 इस प्रकार, ऋण हानि प्रावधानों पर अध्ययन एलएलपी के 
निर्धारकों के बार ेमें एक मिश्रित प्रमाण प्रदान करता है। इसी तरह, 
एलएलपी के विवेकाधीन घटक के पीछे के उद्देश्य भी सार ेदशेों में 
और विभिन्न समय अवधि में भिन्न होते हैं।

V पद्धति 

V.I मॉडल विशिष्टता

	 हम डायनामिक पैनल मॉडल का उपयोग करके बैंक विशिष्ट 
चर, बैंकिग उद्योग विशिष्ट चर और समष्टि-आर्थिक चर के एक 
कार्यकलाप के रूप में ऋण हानि प्रावधान के निर्धारकों का मॉडल 
तैयार करते हैं। इसमें ऋण हानि प्रावधान के विभिन्न निर्धारक 
शामिल हैं - ऋण जोखिम विचार, समष्टि आर्थिक वातावरण और 
विवेकाधीन प्रावधानीकरण। यह मॉडल इस अध्ययन के लिए 
उपयकु्त है जिसे रूडमैन (2006) द्वारा सझुाए गए विभिन्न मानदडं 
जैसे कि छोटे T और बड़े N पैनल; लैग्ड आश्रित चर की 
उपस्थिति; बिना सख्ती वाला बहिर्जात स्वतंत्र चर; निश्चित 
व्यक्तिगत प्रभाव; और विषमविसारिता और स्वतः सहसबंधंन 
लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर नहीं।

	 परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए सामान्य विनिर्देश 
निम्नानसुार लिखे जा सकते हैं:

1)	 LLPit = B0 + B1LLPit-1 + B2ΔLDit + B3LDit-1 + 

B4ΔNPAit + B5ΔIncomeSmoothit + B6ΔBufferit 

+ B7SIGit + B8GDPt-1 + B9InterestRatet + B10 

AssetPricest + B11AssetPricest + DummyAQR + 

DummyBank + eij 

जहां,
LLPit-1 = बैंक की कुल आस्तियों की तुलना में ऋण हानि प्रावधान 
के अनुपात का लैग्ड वैल्यू।

ΔLDit = t समय पर i बैंक के लिए जमा अनुपात की तुलना में 
ऋण में परिवर्तन।
LD it-1 = t समय पर i बैंक के लिए जमा अनुपात की तुलना में 
लैग्ड वैल्यू। 
ΔNPAit = t समय पर i बैंक के लिए कुल आस्तियों की तुलना में 
सकल एनपीए में परिवर्तन। 
ΔIncomeSmoothit = t समय पर i बैंक के लिए औसत कुल 
आस्ति अनुपात की तुलना में ऋण हानि प्रावधान से पूर्व परिचालन 
लाभ में परिवर्तन। 
ΔBufferit = t समय पर i बैंक के लिए कुल विनियामकीय पूजंी 
अनुपात की तुलना में न्यूनतम टीयर I में परिवर्तन।
SIGit = t समय पर i बैंक के लिए बही मूल्य की तुलना में कीमत। 
GDPt-1 = t समय पर बाजार कीमत पर लैग्ड वास्तविक जीडीपी 
वदृ्धि दर। 
InterestRatet = t समय पर वास्तविक ब्याज दर। 
AssetPricest = t समय पर एस एडं पी रियल्टी सूचकांक का 
लॉग। 
Dummy AQR= वर्ष 2015-2016 और 2016- 2017 के लिए 
1 और नहीं तो 0।
Dummy Public= सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए 1 और निजी 
क्षेत्र के बैंक के लिए 0 है। 

	 इसके अतिरिक्त, दो अतिरिक्त विशिष्टताओ ंको सार्वजनिक 
क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के 
प्रावधानीकरण प्रथाओ ंकी एक सापेक्ष समझ के लिए डमी और 
अतंःक्रिया चर पेश करके तैयार किया गया है। इस बार ेमें अधिक 
विस्तृत विवरण खंड VI में दिया गया है। अर्थमितीय विशिष्टता 
नीचे दी गयी है:
2)	 ΔLLPit  = B0 + B1ΔLLPit-1 +  B2ΔLDit +  B3LD it-1 +  

B4ΔNPAit + B5ΔIncomeSmoothit +  B6ΔBufferit 
+ B7ΔSignallingit + B8GDPgrowtht-1 + 
B9RealInterestRatet +  B10Δlog(AssetPricest) 
+ B11DummyAQR + B12DummyBank + 
B13DummyBank*ΔIncomeSmoothit + B14 
DummyBank* GDPgrowtht-1+ eij  

3)	 ΔLLPit = B0 +  B1ΔLLPit-1  + B2ΔLDit + 
B3LDit-1  + B4ΔNPAit + B5ΔIncomeSmoothit + 
B6ΔBufferit + B7ΔSignallingit + B8GDPgrowtht -1 
+ B9 RealInterestRatet + B10Δlog(AssetPricest)+ 
B11DummyAQR + B12DummyBank + B13 
DummyBank*DUMMYHIGHNPL*ΔIncomeSm
oothit + B14DummyBank*DUMMYHIGHNPL* 
GDPgrowtht-1+ eij
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	 ऋण हानि प्रावधान और परिचालन लाभ सहित बैंक के 
विशिष्ट चर को कुल आस्तियों से बढ़ाया जाता है। कुल ऋण को 
कुल जमा द्वारा बढ़ाया जाता है।

	 अध्ययन अरलेानो-बोवर/ब्लंडेल-बॉन्ड या सिस्टम जीएमएम 
अनमुानकर्ता का उपयोग करता है जो कि अरलेानो- बॉन्ड पर एक 
महत्वपूर्ण सधुार है क्योंकि यह अधिक लिखतों को पेश करने की 
अनमुति दकेर नाटकीय रूप से मॉडल की दक्षता में सधुार करता 
है। असतंलुित पैनल डेटा सेट को दखेते हुए, हम मूल समीकरण 
के फॉरवर्ड ऑर्थोगोनल विचलन परिवर्तन का उपयोग करते हैं 
जैसा कि अरलेानो और बोवर (1995) द्वारा प्रस्तावित किया गया 
है, जो कि एक समकालीन (अतंर परिवर्तन) निष्कर्ष से पिछले 
निष्कर्ष को हटाने के स्थान पर, किसी चर के सभी भविष्य के 
उपलब्ध निष्कर्षों के औसत को घटाता है। तब डायनामिक मॉडल 
को दो-चरण में लागू किया जाता है क्योंकि वे एक-चरण के 

अनमुानकों की तलुना में अधिक विषम हैं। हालांकि, सिस्टम के 
लिए दो-चरणीय ससं्करण का उपयोग करके जीएमएम गणुांक 
मानक त्रुटियों को नीचे की ओर पूर्वाग्रह द ेसकता है (एलेलानो 
और बॉन्ड, 1991); इसलिए, पेपर में बताए गए गणुांक की मानक 
त्रुटियां विडंमाइजर (2005) द्वारा दी गई परिमित नमूना शदु्ध 
मानक त्रुटि हैं। जीएमएम- शैली के लिखत उन बैंक प्रकार को 
छोड़कर जो बहिर्जात है, दोनों प्रकार के लैग्ड आश्रित चर और 
अन्य अतंर्जात आश्रित चर पर लागू होते हैं ।

V.II डेटा विवरण

	 मॉडल के अनमुान के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भारत 
में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय टेबल्स से 2004-05 से  
2016-17 की अवधि के लिए बैंक-वार डेटा प्राप्त किए गए हैं 
(सारणी 3)। यह अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि है 

सारणी 3: डेटा विवरण और चर
नामावली चर का विवरण स्रोत अपेक्षित चिन्ह

1. बैंक विशिष्ट चर

1.1 गैर-विवेकाधीन
ΔLLPit-1 कुल आस्ति अनपुात के औसत की तलुना में एलएलपी का लैग्ड पहला अतंर भारत में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय सारणिया,ँ विभिन्न मदु्दे + 

ΔLDit जमा अनपुात की तलुना में ऋण का पहला अतंर भारत में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय सारणिया,ँ विभिन्न मदु्दे + 

ΔLD it-1 जमा अनपुात की तलुना में ऋण का लैग्ड पहला अतंर भारत में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय सारणिया,ँ विभिन्न मदु्दे + 

ΔNPAit आस्ति अनपुात की तलुना में एनपीए का पहला अतंर भारत में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय सारणिया,ँ विभिन्न मदु्दे + 

1.2 विवेकाधीन
ΔIncomeSmoothit कुल आस्ति अनपुात के औसत की तलुना में एलएलपी एव ं कर पूर्व 

परिचालन लाभ का पहला अतंर 
भारत में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय सारणिया,ँ विभिन्न मदु्दे +  

Δ Bufferit न्यूनतम अपेक्षित विनियामकीय पूजंी अनपुात की तलुना में ऋण हानि 
प्रावधानों (टीयर I) से पूर्व वास्तविक विनियामकीय पूजंी का पहला अतंर 

भारत में बैंकों से सबंधंित सांख्यिकीय सारणिया,ँ विभिन्न मदु्दे + 

ΔSignallingit बही मूल्य अनपुात की तलुना एन कीमत का पहला अतंर ब्लूमबर्ग + 

2. समष्टि-चर

GDPgrowtht बाजार की कीमतों पर वास्तविक जीडीपी वदृ्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पसु्तिका, विभिन्न मदु्दे -  

RealInterestRatet वास्तविक ब्याज दर= (i – π/(1 + π) , जहां i और π भारित औसत उधारी 
दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रतिकत्व करते हैं। 

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस
- मौद्रिक नीति फ्रे मवर्क  को सशंोधित और मजबूत करने के लिए 
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट  (2014)

+ 

Δlog(AssetPricest) Log (S&P BSE REALTY INDEXt) -  
Log (S&P BSE REALTY INDEXt-1

) 
बॉम्बे शेयर बाजार - 

3. बैंकिग उद्योग विशिष्ट 

DummyAQR 2015-16 & 2016-17 में AQR=1 या नहीं तो 0   + 

4. बैंक प्रकार

DummyBank सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक =1 या निजी क्षेत्र के बैंक =0   - 

5. अतंःक्रिया चर

DUMMYHIGHNPL DUMMYHIGHNPL=1, जब NPL सभी बैंकों के माध्य से बड़ा है या 
नहीं तो 0

  - 
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क्योंकि 2005 के बाद भारत में प्रावधानीकरण प्रथाओ ंमें कई 
बदलाव किए गए थे। इस अवधि के दौरान बैंकों की आस्ति 
गणुवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) भी की गई थी, जिससे प्रावधान 
अपेक्षाओ ंमें उल्लेखनीय वदृ्धि हुई थी। यह समझना दिलचस्प 
होगा कि क्या प्रावधान में इन प्रकरणों के दौरान व्यापार चक्र में 
वदृ्धि हुई है। नमूने में 47 अनसूुचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं 
जिनमें 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 20 निजी क्षेत्र के बैंक 
शामिल हैं।

VI. अनभुवाश्रित विश्लेषण

	 प्रतिगमन परिणामों से पता चला कि ऋण हानि प्रावधान का 
लैग्ड मूल्य ऋण हानि प्रावधान का एक घनात्मक और महत्वपूर्ण 
निर्धारक था। इससे पता चलता है कि भारतीय बैंकों के लिए ऋण 
हानि का प्रावधान उच्च स्तर की दृढ़ता प्रदर्शित करता है जिसका 
अर्थ है कि बैंक ऋण के विरुद्ध सभंावित हानि को पहचानन के 
लिए अपने प्रावधानों को धीर-ेधीर ेसमायोजित करते हैं (सारणी 
4)।

	 ऋण जोखिम से जडु़े गैर-विवेकाधीन प्रावधान के निर्धारक 
घनात्मक और महत्वपूर्ण पाए गए जो साहित्य में साक्ष्यों के 
अनरुूप है। घनात्मक गणुांक भारतीय बैंकों की ओर से विवेकपूर्ण 
प्रावधान का सझुाव दतेा है। कुल आस्तियों में एनपीए में परिवर्तन 
का घनात्मक और अत्यधिक महत्वपूर्ण मूल्य, जो ऋण हानि 
प्रावधान के विशिष्ट घटक के लिए प्रॉक्सी के लिए उपयोग किया 
जाता है, जो यह बताता है कि औसत भारतीय बैंक आस्ति की 
गणुवत्ता में गिरावट के कारण प्रावधान को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, 
ऋण जमा करने के लिए ऋण में परिवर्तन का घनात्मक और 
अत्यधिक महत्वपूर्ण मूल्य, जो कि ऋण हानि प्रावधान के सामान्य 
घटक के लिए प्रॉक्सी के लिए उपयोग किया जाता है, का अर्थ है 
कि औसत भारतीय बैंक ऋण जोखिम की तलुना में उच्च 
एक्सपोजर के बावजूद प्रावधान बढ़ाते हैं। जमा की तलुना में ऋण 
और जमा की तलुना में लैग्ड ऋण के गणुांक के आकार से पता 
चलता है कि ऋण जोखिम की तलुना में एक्सपोजर बढ़ने के साथ 
प्रावधान आनपुातिक रूप से नहीं बढ़ते हैं। 

	 समष्टि-आर्थिक वातावरण से जड़ेु गैर-विवेकाधीन प्रावधान 
के सदंर्भ में, लैग्ड वास्तविक जीडीपी वदृ्धि नकारात्मक और 
अत्यधिक महत्वपूर्ण पाई गई जो भारतीय बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण 

में मजबूत प्रचक्रीयता की मौजूदगी की पषु्टि करती है। यह घोष 
(2007) के अनरुूप है, जिसमें भारतीय बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण 
में प्रचक्रीयता पाया गया जो यह दर्शाता है कि बैंक तेजी के दौरान 
पर्याप्त प्रावधान नहीं करते हैं जो आगे चलकर व्यापार चक्र को 
बढ़ा दतेा है।

	 आस्ति की कीमतों में प्रावधानीकरण पर घनात्मक प्रभाव 
पाया गया और अपेक्षित नकारात्मक सबंधंों के विपरीत भी पाया 

सारणी 4: डायनमेिक पैनल डेटा अनमुान (सिस्टम जीएमएम 
मॉडल) - आश्रित चर: ऋण हानि प्रावधान

स्वततं्र चर गणुाकं

1. बैंक विशिष्ट चर 
1.1. गैर-विवेकाधीन   

लैग्ड ऋण हानि प्रावधान (-1)        .51**** 
(0.087)

जमा की तलुना में ऋण        .041*** 
(.014)

जमा की तलुना में लैग्ड ऋण      .014** 
(.006)

कुल आस्तियों की तलुना में एनपीए        .47**** 
(.138)

1.2 विवेकाधीन   

आय सगुमता        .53**** 
(.58)

पूजंी प्रबधंन .002 
(.005)

सिग्नलिग      -.002** 
(.001)

2. समष्टि-विशिष्ट चर
वास्तविक जीडीपी में वदृ्धि    -.03*** 

(.010)

वास्तविक ब्याज दर -.023 
(.021)

आस्ति कीमतें       .003**** 
(.003)

3. बैंकिग उद्योग विशिष्ट चर
एक्यूआर डमी .002 

(.005)

4. बैंक टाइप डमी -.005* 
(.003)

एआर (1)
एआर (2)
सरगन टेस्ट
हनसने टेस्ट

.002 
  .174 

.35

.36

टिप्पणी:	1.	 कोष्ठक में दिए गए आकंड़े विडंमेइजर मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
	 2.	 ****, ***, ** और * क्रमशः 0 .1%, 1%, 5% और 10% के स्तर पर 

महत्व का सकेंत दतेे हैं।
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गया। इससे पता चलता है कि सपंार्श्विक चैनल ऋण हानि प्रावधान 
के माध्यम से क्रेडि ट चैनल को नहीं बढ़ाता है। इसके लिए दो 
सभंावित स्पष्टीकरण हो सकते हैं। सबसे पहले, घनात्मक परिणाम 
इस तथ्य से प्रेरित हो सकता है कि आरबीआई ने इन क्षेत्रों में 
अत्यधिक ऋण वदृ्धि की प्रतिक्रिया में वाणिज्यिक रियल एस्टेट, 
वाणिज्यिक रियल एस्टेट-आवासीय घर और आवास जैसे 
सवेंदनशील क्षेत्रों के लिए 2005 से समष्टि-विवेकपूर्ण उपाय के 
रूप में मानक-आस्ति प्रावधानीकरण को बढ़ाना शरुू कर दिया 
था। दूसरा, आस्ति की कीमतों के लिए प्रॉक्सी का उपयोग किया 
जाने वाला चर एस एडं पी बीएसई रियल्टी इंडेक्स का लॉग है जो 
बीएसई में सूचीबद्ध रियल एस्टेट फर्मों की इक्विटी कीमतों को 
दर्शाता है। हालांकि, एसएडंपी बीएसई रियल्टी इंडेक्स में केवल 
10 रियल एस्टेट फर्मों का एक नमूना शामिल है, जो भारत में सभी 
रियल एस्टेट फर्मों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 
रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर की कीमतें अन्य रियल एस्टेट की 
आस्ति कीमत सकेंतकों, जैसे कि नेशनल हाउसिगं बैंक के 
रजेिडेक्स या आरबीआई के आवास कीमत सूचकांक (सिहं और 
पट्टनायक, 2012) में वदृ्धि की सीमा से पीछे रह जाती हैं। इसलिए, 
भारत में आस्ति की कीमतों के लिए बेहतर प्रॉक्सी की कमी के 
कारण परिणाम बहुत निर्णायक नहीं हो सकता है।

	प्रा वधानीकरण पर वास्तविक ब्याज दर का प्रभाव ऋणात्मक 
पाया गया और महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त, ब्याज दर को 
मापने के लिए मौजूदा मॉडल में उपयोग किए गए भारित औसत 
उधार दर के अलावा, 364-दिन के ट्रेजरी-बिल दर और कॉल 
मनी दरों जैसे अन्य उपायों का उपयोग करने वाले अनमुान भी 
महत्वपूर्ण नहीं पाए गए। यह दोनों के बीच अपेक्षित सबंधं के 
अनरुूप नहीं है क्योंकि उच्च ब्याज दरों से अधिक ऋण चूक होने 
की उम्मीद है। इसी तरह का परिणाम पेन (2003) द्वारा भी रिपोर्ट  
किया गया है जिससे पता चला कि खदुरा कीमत मदु्रास्फीति का 
उपयोग करके गणना की गई वास्तविक ब्याज दर का यूके के बैंकों 
के लिए प्रावधानीकरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

	 पूजंी प्रबधंन मापने वाला न्यूनतम अपेक्षित कुल विनियामक 
पूजंी अनपुात की तलुना में टीयर I विनियामकीय पूजंी अनपुात 
घनात्मक पाया गया, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है जो इंगित करता 
है कि भारतीय बैंकों के लिए ऋण हानि प्रावधानीकरण के माध्यम 

से कोई पूजंी प्रबधंन नहीं है। ऋण हानि प्रावधान पर गणुांक बैंकों 
के लिए दो परिदृश्यों में महत्वपूर्ण हो सकता है: 1) बैंक 
असंतोषजनक ढंग से पूजंीकृत है; इसलिए, न्यूनतम कुल 
विनियामकीय पूजंी अपेक्षा को पूरा करने के लिए टियर II पूजंी के 
हिस्से के रूप में जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की 
सीमा तक प्रावधान बढ़ाना, यानी, एक ऋणात्मक सबंधं है या, 2) 
बैंक असतंोषजनक ढंग से पूजंीकृत है, लेकिन अभी भी प्रावधानों 
का उपयोग करने के लिए कम इच छ्ुक है क्योंकि यह कमाई पर 
इसके प्रभाव के माध्यम से टीयर I पूजंी को कम कर सकता है, 
अर्थात, घनात्मक है। हालाकँि, भारतीय बैंकों के मामले में, वर्ष 
2005-2017 के दौरान ज्यादातर सभी अनसूुचित वाणिज्यिक 
बैंकों के लिए सीआरएआर 10 प्रतिशत से ऊपर था, जो 
आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट 9 प्रतिशत की न्यूनतम विनियामकीय 
पूजंी से अधिक है। इसलिए, एलएलपी और पूजंी प्रबधंन के बीच 
गैर-महत्वपूर्ण सबंधं भारतीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
पूजंी प्रबधंन परिकल्पना कम विनियामकीय पूजंी वाले बैंकों के 
लिए अधिक मान्य है (श्रीवेस और डाहल, 2003)।

	 कुल आस्ति अनपुात की तलुना में परिचालन लाभ, आय 
सगुमता के लिए एक प्रॉक्सी है, प्रावधान पर घनात्मक और 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता पाया गया, जो आय सगुमता परिकल्पना 
के अनरुूप है। यह परिणाम घोष (2007) और पैकर और झू 
(2012) के अनरुूप भी है। चर के बड़े गणुांक से पता चलता है कि 
आय सगुमता ऋण हानि प्रावधान पर एक मजबूत प्रभाव डालती 
है। इसे इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि 
बासेल I के बाद, बैंकों पर विनियामक पूजंीगत बफ़र्स के माध्यम 
से आय प्रबधंन से जडु़ी लागत कम हो गई है क्योंकि ऋण हानि 
आरक्षित निधि पूजंी पर्याप्तता अनपुात के अशं का बहुत महत्वपूर्ण 
हिस्सा नहीं हैं। बदले में, इससे बैंकों को ऋण हानि प्रावधानों के 
माध्यम से आय प्रबंधन में आक्रामक रूप से शामिल होना पड़ 
सकता है। फोंसेका और गोंजालेज (2005) ने पाया कि आय 
सगुमता उच्च निवेशक सरंक्षण, उच्च लेखांकन प्रकटीकरण, 
बैंकिग गतिविधियों पर प्रतिबधं और अधिक कठोर पर्यवेक्षण वाले 
दशेों में कम हो जाती है। विश्व बैंक की कारोबार सगुमता सूचकांक 
के अनसुार, भारत को आमतौर पर मध्यम कारोबार सगुमता वाले 
दशे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे से यह तर्क  दिया जा 
सकता है कि हमारी खोज फोंसेका और गोंजालेज (2005) के 
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अनरुूप है। अतं में, आय सगुमता के माध्यम से होने वाले इस 
प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण को कारोबार चक्रों के प्रभाव को कम 
करने में कुछ हद तक महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि 
भारतीय बैंक अपनी आय अधिक होने और इसके विपरीत होने 
पर ऋण हानि के लिए बेहतर प्रावधान करते हैं।

	 बही मूल्य अनपुात की तलुना में कीमत, सिग्नलिग के लिए 
एक प्रॉक्सी, ऋणात्मक और महत्वपूर्ण पाया गया। चर का सकेंत 
सिग्नलिग परिकल्पना के अनरुूप नहीं पाया गया जो एक घनात्मक 
गणुांक मानता है। इस निष्कर्ष की व्याख्या भारत के मामले में 
बढ़ते एलएलपी के रूप में की जा सकती है, जिसे भविष्य में 
लाभप्रदता के बजाय व्यय के रूप में दखेा जाता है, जो आनंदराजन 
एव ंअन्य, 2007 के अनरुूप है। हालांकि, ये परिणाम घोष (2007) 
के विपरीत हैं क्योंकि हमार ेमॉडल का सिग्नलिग के लिए सूक्ष्म 
उपाय, यानी बही अनपुात की तलुना में कीमत का अधिक उपयोग 
किया गया था, जो कि उनके अध्ययन काल के दौरान बड़े पैमाने 
पर उपलब्ध नहीं था क्योंकि उस समय कई भारतीय बैंक इस 
तरह के डेटा की सूचना नहीं दतेे थे। 

	 अतं में, बैंक प्रकार के डमी के लिए, यह पाया गया कि पीवीबी 
औसत प्रावधान पीएसबी से कम करते हैं (10 प्रतिशत के स्तर पर 
पर्याप्त)। हालाकँि, डमी एक्यूआर जिसे बैंकिग उद्योग के विशिष्ट चर 
के रूप में उपयोग किया गया था, वह महत्वपूर्ण नहीं पाया गया, 
लेकिन गणुांक के अपेक्षित सकेंत के साथ प्रतीत हुआ। 

पीएसबी बनाम पीवीबी द्वारा प्रावधानीकरण

	 हम पीएसबी और पीवीबी के लिए अलग-अलग प्रतिगमन 
नहीं कर सकते क्योंकि जीएमएम के सचंालन के लिए जरूरी है कि 
N पर्याप्त रूप से t से अधिक हो। हमार ेमामले में, नमूना को दो 
भागों में विभाजित करने से जीएमएम का उपयोग करके गतिशील 
पैनल प्रतिगमन का सचंालन करने के लिए आवश्यक शर्तों को 
पूरा नहीं करने के बदले बैंकों की सखं्या में काफी कमी आएगी। 
इसलिए, पीएसबी और पीवीबी के लिए अलग-अलग प्रावधानीकरण 
स्वरूप की सूचना प्राप्त करने के लिए मॉडल में कुछ अतंःक्रिया 
शर्तें शामिल की गयी थी। 

हमने यह जानन के लिए कि क्या पीएसबी और पीवीबी में 
प्रावधानीकरण की कार्यनीति में अतंर था, जीडीपी और आय 
प्रबंधन चारों के साथ बैंक टाइप डमी वैरिएबल को परस्पर प्रभाव 

डाला। यह पाया गया कि आय सगुमता के माध्यम से प्रावधानीकरण 
का उपयोग करने और कारोबार चक्र में प्रावधान करने के सदंर्भ में 
पीएसबी और पीवीबी में कोई खास अतंर नहीं था (सारणी 5) ।

सारणी 5: डायनमेिक पैनल डेटा अनमुान (सिस्टम जीएमएम 
मॉडल) - आश्रित चर: ऋण हानि प्रावधान

स्वततं्र चर गणुाकं गणुाकं

1. बैंक विशिष्ट चर 
1.1. गैर-विवेकाधीन     
लैग्ड ऋण हानि प्रावधान .54****

(0.128)
.62**** 
(0.011)

जमा की तलुना में ऋण .03 
(.04)

.045***
(.015)

जमा की तलुना में लैग्ड ऋण .013 
(.017)

.015* 
(.008)

कुल आस्तियों की तलुना में एनपीए .44****
(.15) 

.53**** 
(.12) 

1.2 विवेकाधीन
आय सगुमता .05 

(.40)
.046****

(.142)
पूजंी प्रबधंन .002 

(.008)
.006

(.007) 
सिग्नलिग -.002**

(.001) 
-.002** 
(.001) 

2. समष्टि चर
वास्तविक जीडीपी में वदृ्धि -.017 

(.094)
-.02**
(.011)

वास्तविक ब्याज दर -.03
(.034)

-.002 
(.03)

आस्ति कीमतें .002* 
(.008)

.002** 
(.001)

3. बैंकिग उद्योग विशिष्ट चर
एक्यूआर डमी .002 

(.001)
.001 

(.001)

4. बैंक टाइप डमी -.004  
(.015)

-.003
(.002)  

5. अतंःक्रिया की शर्तें  
सार्वजनिक * वास्तविक जीडीपी में वदृ्धि -.012 

(.17)  
सार्वजनिक * आय सगुमता -.18 

(.33)
सार्वजनिक *HIGHNPL* वास्तविक जीडीपी 
में वदृ्धि  

-.03** 
(.018)

सार्वजनिक *HIGHNPL* आय सगुमता -.26 
(.48)

टेस्ट सांख्यिकी एआर (1)	 .04
एआर (2)	 .36
सरगन टेस्ट	 .18
हनसेन टेस्ट	 .19

एआर (1) 	 .00  
एआर (2)	 .11     
सरगन टेस्ट  	 .46              
हनसेन टेस्ट	 .63 

टिप्पणी:	1.	 कोष्ठक में दिए गए आकंड़े विडंमेइजर मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
	 2.	 ****, ***, ** और * क्रमशः 0 .1%, 1%, 5% और 10% के स्तर पर 

महत्व का सकेंत दतेे हैं।
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इसके अलावा, यह जांचने के लिए कि क्या कम ऋण गणुवत्ता 
वाले पीएसबी या पीवीबी ने आय सगुमता के माध्यम से प्रावधान 
करने और व्यापार चक्र में प्रावधान करने के सदंर्भ में विभिन्न 
प्रावधानीकरण रणनीतियों को अपनाया था, एक अतिरिक्त डमी 
चर जोड़ा गया था, जहां 1 का मान उन बैंकों को सौंपा गया था 
जिसका एनपीए अनपुात सभी बैंकों के लिए माध्य एनपीए अनपुात 
से अधिक था और नहीं तो 0। इस कम ऋण गणुवत्ता वाले डमी 
को बैंक टाइप चर के साथ-साथ जीडीपी और आय प्रबधंन चर के 
साथ अलग से अतंःक्रिया की गई थी। यह घनात्मक और महत्वपूर्ण 
पाया गया जिससे पता चला कि उच्च एनपीए अनपुात वाले 
पीएसबी सभी कारोबारी चक्रों में प्रावधान करने के मामले में 
पीवीबी की तलुना में अधिक प्रचक्रीय हैं।

VII. निष्कर्ष

	 इस पेपर में वर्ष 2005-2017 के दौरान भारतीय बैंकों द्वारा 
ऋण हानि प्रावधानीकरण पर विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन 
दोनों कारकों के प्रभाव की जांच करने का प्रयास किया गया। 
अधिकांश गैर-विवेकाधीन कारकों को प्रावधान में बदलावों को 
समझाने में काफी महत्वपूर्ण पाया गया, जबकि विवेकाधीन कारकों 
में से पाया गया कि भारतीय बैंकों में मौजूदा ऋण हानि 
प्रावधानीकरण के माध्यम से केवल आय सगुम करना था।

	 हमार े निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत का ऋण हानि 
प्रावधान प्रचक्रीय है, जो कारोबार चक्रों को बढ़ा सकता है। इसके 
अलावा, यह पाया गया कि पीवीबी की तलुना में पीएसबी द्वारा 
प्रावधानीकरण अधिक चक्रीय था। इस सदंर्भ में, भारतीय 
लेखांकन मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन से इस मामले से 
निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आसन्न नकुसानों 
को इंगित करने वाली 'ट्रिगर घटनाओ'ं की प्रतीक्षा करने के बजाय 
उसके लिए बैंकों को उसी समय ऋण से होने वाले सभंावित 
नकुसान के लिए प्रावधान करने की अपेक्षा होती है। ऋण चक्र में 
प्रारभंिक चरण में ही वास्तविक और सभंावित ऋण हानि को 
पहचानन और प्रदान करने से सभंावित रूप से प्रचक्रीयता को 
कम किया जा सकता है और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा 
सकता है क्योंकि पिछले दिनों के कारण पर आधारित वर्तमान 
प्रणाली के बजाय इंड-एएस में अपेक्षित ऋण हानि के आधार पर 
प्रावधानीकरण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता 
होती है। 

	 आगे के शोध के लिए यह पता लगाना दिलचस्प होगा कि 
किस प्रकार के प्रावधानीकरण की प्रथा अधिक चक्रीय होती हैं, 
अर्थात्, विशिष्ट या सामान्य प्रावधानीकरण, जो उस दिशा के 
सदंर्भ में एक अतंर्दृष्टि प्रदान करगेा कि गतिशील प्रावधानीकरण 
पर ध्यान दनेा चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह दखेना दिलचस्प 
होगा कि आय प्रबधंन के माध्यम से कॉर्पोरटे प्रशासन ऋण हानि 
प्रावधान का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है या नहीं।
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